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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह मसग संकलनकप में 


Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a 

reparato compilation 


- - - 


- - - -- - - 


- 


- - - - - 


कल्याण मन्त्रालय 


एक विशेषज्ञ गमिति गरित करने का निर्णय लिया गया है जिसमें निम्न 
लिमित सदस्य होगे - -- 


सफरूप 


अध्यक्ष 


मवरम 


I न्यायमूर्ति राम नन्दन प्रर र ( में पानिवृत ) , 

पटना उच्च न्यायालय 
2 श्री एम 1 पग ( गमाज विजानी ) , 

मनपूर्व अध्यक्ष ( मघ लोक सेवा आयोग ) 
3 श्री पा ॥ ष्णन् , 

भूतपूर्व माय ( कम्याण ) , 
भारत सरकार 


नई दिल्ली, 22 फरवरी 1949 १ 
वा पा 120( अ ) --- उच्चतम न्यायालय ने शन्दिरा गाहनी तथा 
अन्य ग्रादि बनाम भारत सरकार नपा अन्य प्रादि । म मले में 1990 ना 
रिट यामिका ( मिश्रित ) गल्या 4) 20 में 16 नवम्बर , 1992 । विए गए 
अपन बहुमन के निणप मे , अय पाती ये गाथ माथ यह भी निदेशप्रिया 
है दि " भारत सरकार प्रान में चार महीन । प्रदर - पन्दर अन्य पिक 
वर्गों में से गामाजिक रूप से उन्ना लोगो/वर्गों ( सम्पन्न वर्ग ) को अग 
करने में मिा गगत और अपेकिन मामाजिक- श्राधिक माना जाना 
कर ग्राभारी या बिनविष्ट करगी सधा दिन " 15 अगस ) 0 
के निवादिय बार्यालय ज्ञापन का कार्यान्ययन ऐसे सामाजिक रुप मे उन्ना 
ध्यबिनयो ( सम्पन्न वर्ग ) को अलग करन के अध्यधीन हागा । 


सदस्य 


4 श्री पार जे मनाय्यिा , 

भूनार्व अध्यक्ष , 
राजपाई , जर न पर 


सदस्य 


2. हम तभ्य को मददनगर रनर्स हुए मि अधारो जी कि " मम्पर 
वर्ग की पहचान के लिए मामाणिक प्राधिक मानदण्डो को निधारन करने 
में काफी विशेषीकृत नियेशा बी जनरल पगी अस उक्त सामाजिक 
प्राधिक मानदण्च के माध में भारत मगर मे सिफारिश करने के लिए 


यह मिति उच्चतम · यायालय द्वाग दिए गए निर्णय के क्रियान्वयन 
संबना उन अन्य मामलों में भी , जिनन बारे में भारत सरकार मावश्यक 
समगी, फिारिश कानी । 


3 समिति का मुख्यालग दिली में अरिथन होगा । 
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4. समिति अपने कार्यों के निष्पादन के लिए अपनी कार्यविधियां स्वयं 
तैयार करेगी । भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग वे सभी 
सूचनाएं और दस्तावेज प्रस्तुत करेगे और ऐसी महायता प्रदान करेगे जो 
समिति द्वारा अपेक्षित होगी । यह आशा की जाती है कि राज्य सरकारे र 
और सघ राज्य क्षेत्र प्रशासन तथा अन्य सबधित इस समिति को अपना 
पूर्ण सहयोग और सहायता प्रदान करेग । 


2 . Having regard to the fact that a lot of specialised in 
puts would be needed to determine the bases viz . socio eco 
nomic criteria for identification of the creamy iayer , it has 
been decided to set up an Expert Committee consisting of : 
1. Justice Ram Nandan Prasad (Retd .) 
High Court Patna 

. . Chairman 


2 . Shri M . L . Sahare (Social Scientist) 

Former Chairman , U . P . S . C . 


. .Member 


5. यह समिति अन्य पिछड़े वर्गों मे से “ सम्पन्न वर्ग " को अलग करने 
सबधी सामाजिक- आर्थिक मानदण्ड पर अपनी रिपोर्ट अधिक से अधिक 
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3. Shri P . S . Krishnan , 

Former Secretary (Welfare) 
Govt of India 


...Member 
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4 . Shri R . J. Majithia , former Chairman 

Revenue Board , 
Government of Rajasthan 


. .Member 
Secretary 


एम . एस . पडित, सयुक्त सचिव 

( अल्पमरयक एवं पिछड़ा वर्ग ) 


10 make recommendations to the Governmert of India , in 
regard to the said socio -economic criteria . The Committee 
will also give recommendations on sucn other inatters relat 
ing to the implementation of the judgment of the Supieme 
Couit , as the Government of India may consider recessary . 


MINISTRY OF WELFARE 


RESOLUTION 


New Delhi, the 22nd February , 1993 


3 . The Headquarters of the Committee will be located at 
Delhi. 

Ą The Committee will devise its own procedures in the 
discharge of its functions. All the Ministries ard Depart 
incn s of ine Government ou india Hill furnish such infor 
mation and documents and provide such assistance as may 
be iequired by the Committee . It is hoped that the State 
Governinents and Union Territory Adm nistrations and others 
concerned will extend their fullest cooperation and sistance 
to the Committee . 

5 . The Committee shall submit its Report on the socio 
economic criteria for exclusion of the crcamy laver from 
Other Backward Classes latest by 10th March 1993. 


S .O . 120 ( E ).-- The Supreme Court, in its Majoiity Judge 
ment in Writ Petition (Civil) No. 930 of 1990 , Indra 
Sawhney and Others etc . Vs. Union of India and O .hers etc ., 
delivered on 16th November , 1992 has, inter alia , directed 
that " within four months from today the Government of 
India shall specify the bases, applying the elevant and re 
quisite socio - economic criteria to exclude socially advanced 
persons / sections ( cremy layer ") from Other Backward 
Classes and further that the implementation of the impugned 
O . M . dated , 13th August, 1990 Wall be subject to exclusion 
of such socially advanced persons ( creamy layer )." 
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